भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्‍य सभा
08.02.2019 के
अतारांकित प्रश्‍न सं. 743 का उत्‍तर
लोको स्टाफ और गार्ड को रनिंग भत्ता
743.
 श्री इलामारम करीमः 
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
सातवें वेतन आयोग से पूर्व और बाद में लोको स्टाफ और गार्ड को दिया जाने वाला रनिंग भत्ता क्या था;

(ख) 
कर्मचारियों द्वारा बारंबार प्रदर्शनों और अभ्यावेदनों के बावजूद सरकार द्वारा लोको स्टाफ और गार्ड के रनिंग भत्ते में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं;

(ग) 
क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रेलवे से सेवानिवृत्त रनिंग स्टाफ को पेंशन समान नहीं दी जाती है; और
(घ) 
यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार पेंशन में समानता लागू करने हेतु कोई कार्रवाई करेगी?

उत्‍तर
रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)
(क):
वर्तमान में, लोको स्टाफ / और गार्ड को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना से पूर्व निर्धारित दरों पर रनिंग भत्ता दिया जा रहा है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद, रनिंग भत्ते के पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है।
(ख): रनिंग स्टाफ के किलोमीटर भत्ते और संबंधित भत्तों का निर्धारण संघों के साथ द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से और इसके बाद, वित्त मंत्रालय की सहमति से किया जाना है। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था और सहमति के लिए इसे वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।
(ग) और (घ): सेवानिवृत्त रनिंग स्टाफ की पेंशन को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू), जो पेंशन के मामलों से संबंधित नोडल विभाग है, के अनुदेशों के अनुसार, संशोधित किया गया है। रेल मंत्रालय, एक प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते, पेंशन के सभी मुद्दों पर नोडल विभाग, अर्थात् डीओपी एंड पीडब्ल्यू द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करता है।
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